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1 लाख रूपए तक प्र�त माह क� औसत आय पर कोई आय कर नह�; इससे
मध्यमवग� प�रवार� क� आय व खपत म � वृ�� होगी

वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यव�ा म � 12.75 लाख रुपए तक कोई आयकर
नह� देना होगा

 

केन्द्र�य बजट म � �वकास के चार ईंजन� क� पहचान क� गई है- कृ�ष, एमएसएमई,

�नवेश और �नया�त
 

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृ�ष योजना से 1.7 करोड़ �कसान लाभा�न्वत ह�गे, इनम�
100 �नम्न उत्पादन वाले �जल� को शा�मल �कया जाएगा

 

अरहर, उड़द व मसूर पर �वशेष ध्यान देते हुए “दाल� म � आत्म�नभ�रता �मशन” शुरू
�कया जाएगा

 

संशो�धत ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से पांच लाख तक का लोन
 

�वत्त वष�-25 म � राजकोषीय घाटा 4.8 प्र�तशत रहन ेका अनुमान, इस े�वत्त वष�- 26

म � 4.4 प्र�तशत करन ेका लक्ष्य

एमएसएमई को गारंट� के साथ �दए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10

करोड़ �कया गया



मेक इन इं�डया को �नरंतरता देने के �लए लघु, मध्यम व वृहद उ�ोग को शा�मल कर
रा�ीय �व�नमा�ण �मशन का शुभारंभ

अगले पांच वष� म � सरकारी स्कूल� म � 50 हजार अटल �ट �क�र �ग प्रयोगशालाएं

500 करोड़ रूपए के कुल प�रव्यय के साथ �शक्षा के �लए आ�ट ��फ�शयल इंटे�लज �स
म � उत्कृष्ता केन्द्र

ब �को से ऋण म � वृ�� स�हत पीएम स्व�न�ध, 30 हजार रूपए क� सीमा के साथ
यूपीआई �ल �क्ड �े�डट काड�

�गग वक� र� को पहचान पत्र �दया जाएगा, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ई-

श्रम पोट�ल और स्वास्थ्य देखभाल म � पंजीकरण

�वकास केन्द्र के रूप म � शहर� को एक लाख करोड़ रूपए का शहरी चुनौती �न�ध

20 हजार करोड़ रूपए प�रव्यय के साथ लघु मॉ� ूलर �रएक्टर� के आरएडंडी के
�लए अणु ऊजा� �मशन

संशो�धत उड़ान योजना से 120 नए गंतव्य� तक क्षेत्रीय संपक�  बढ़ेगा

और एक लाख आवासीय ईकाइय� को शीघ्र पूरा करने के �लए 15 हजार करोड़
स्वा�मह �न�ध

�नजी क्षेत्र �ारा संचा�लत शोध �वकास व नवाचार पहल� के �लए 20 हजार करोड़ 
आवं�टत

पांडु�ल�पय� के सव �क्षण व संरक्षण के �लए �ान भारत �मशन

बीमा क्षेत्र म � एफडीआई क� सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्र�तशत �कया गया

�व�भन्न कानून� म � 100 से ज्यादा प्रावधान� को गैर-अपराधीकरण रूप देते हुए जन
�व�ास �वधेयक 2.0 लाया जाएगा

संशो�धत आयकर �रटन� क� समयसीमा दो से बढ़ाकर चार साल �कया गया

ट�सीएस भुगतान म � देरी अब अपराध नह�

�कराया पर ट�डीएस 2.4 लाख रूपए से बढ़ाकर 6 लाख रूपए �कया गया

क� सर, असाधारण रोग� और अन्य गंभीर जीण� रोग� के उपचार के �लए 36

जीवनरक्षक औष�धय� को बु�नयाद� सीमा-शुल् क (बीसीडी) से छूट



आईएफपीडी पर बीसीडी को बढ़ाकर 20 प्र�तशत �कया गया, ओपन सेल्स पर
बीसीडी म � 5 प्र�तशत क� कमी

घरेलू �व�नमा�ण को प्रोत्साहन देने के �लए कुछ ओपन सेल्स पर बीसीडी म � छूट

बै�� उत्पादन को बढ़ावा देने के �लए �व� ुतीय वाहन और मोबाइल बै�� उत्पादन के
�लए अ�त�रक्त पूंजीगत वस्तू म � छूट

जहाज �नमा�म म � प्रयोग होने वाले क�ा साम�ी और घटक� पर 10 साल के  �लए
बीसीडी म � छूट

�ोजन �फश पेस्ट पर बीसीडी को 30 प्र�तशत से घटाकर 5 प्र�तशत �कया गया
और �फश हाइ�ो�लसेट पर 15 प्र�तशत से घटाकर 5 प्र�तशत �कया गया

 

केन् द्र�य �वत्त एवं कॉरपोरेट काय� मंत्री श्रीमती �नम�ला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद म� केन् द्र�य बजट
2025-26 पेश �कया। उनके बजट भाषण का सारांश यह रहाः

                                    भाग ए

तेलुगु क�व और नाटककार श्री गुराजादा अप्पा राव के प्र�सद्ध कथन ‘कोई देश केवल उसक� �म�� से नह� है, ब�ल्क देश उसके लोग� से है’
कथन को उद्ध�त करते हुए �वत्त मंत्री ने केन्द्र�य बजट 2025-26 म � प्रस्तुत �कया। इसम � ‘सबका �वकास’ लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्र� का संतु�लत �वकास का लक्ष्य रखा
गया ह �।

 इसी लक्ष्य के अनुरूप �वत्त मंत्री ने �वक�सत भारत के व्यापक �सद्धांत� का उल्लेख �कया जो इस तरह से ह �-

क)   गरीबी से मु�क्त;

ख)   शत प्र�तशत अचे्छ स्तर क� स्कूली �शक्षा;

ग)   बेहतरीन, सस्ती और सव�सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहु ंच;

घ)   शत-प्र�तशत कुशल कामगार के साथ साथ�क रोजगार;

ङ)   आ�थ �क ग�त�व�धय� म � सत्तर प्र�तशत म�हलाए;ं और

च)   हमारे देश को ‘फूड बास्केट ऑफ द व��’बनाने वाले �कसान

 

केन्द्र�य बजट 2025-26 म � �वकास को बढ़ावा के �लए सरकारी प्रयास� को जारी रखने, समग्र �वकास को सु�न��त करने, �नजी क्षेत्र म� �नवेश को बढ़ाने, प�रवा�रक
भावनाओं को बढ़ाने और उभरते मध्यम वग� क� व्यय क्षमता को बढ़ाने का वादा �कया गया। इस बजट म � प्रस्ता�वत �वकास, उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को
ध्यान म � रखकर �कया गया है।

बजट म � भारत क� �वकास संभावनाओं और वै��क प्र�तस्पधा� म � वृ�द्ध के �लए कराधान, ऊजा� क्षेत्र, ग्रा�मण �वकास, खनन, �वत्तीय क्षेत्र और �नयामक म� प�रवत�नकारी
सुधार� का लक्ष्य रखा गया है।

केन्द्र�य बजट म � रेखां�कत �कया गया है �क कृ�ष, एसएसएमई, �नवेश और �नया�त �वक�सत भारत क� यात्रा के ईंजन ह �। इसम� सुधार को ईंधन के रूप म� और

समावे�शता क� भावना को पथप्रद�शक के रूप म � रखा गया है।

पहला ईंजनः कृ�ष

बजट म � राज्य� क� भागीदारी के साथ ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृ�ष योजना’क� गई है। इसके अंतग�त 100 �जल� को शा�मल �कया गया है जहां उत्पादन म � वृ�द्ध, फसल
�व�वधता अपनाने, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, �स �चाई क� सु�वधाओं म � सुधार करने, द�घ�-अव�ध और लघु-अव�ध, ऋण क� उपलब्धता को सु�वधाजनक
बनाने का लक्ष्य रखा गया।



राज्य� क� भागीदारी से एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय ‘ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन �नमा�ण’ काय�क्रम प्रारम्भ �कया जाएगा। इससे कौशल, �नवेश, प्रौद्यो�गक� के माध्यम
से कृ�ष म � कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अथ�व्यव�ा म � नई जान आएगी।

इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र� म� व्यापक अवसर� का सृजन करते हुए �जसम� �वशेष रूप से ग्रामीण म�हलाओं, युवा �कसान�,
ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे �कसान� और भू�महीन प�रवार� पर ध्यान देना है।

केन्द्र�य �वत्त मंत्री ने घोषणा क� �क सरकार तूर, उड़द और मसूर पर �वशेष ध्यान के साथ दाल� म� आत्म�नभ�रता के �लए एक
छह वष�य अ�भयान का शुभारंभ करेगी। केन्द्र�य एज��सयां (नेफेड और एनसीसीएफ) अगले चार वष� के दौरान �कसान� से
�मलने वाली इन तीन दाल� को अ�धकतम स्तर पर खरीदने के �लए तैयार रह �गे।

बजट म � स�ब्जय� और फल� के �लए व्यापक काय�क्रम हेतु उपाय� क� भी अवधारणा तैयार क� गई है। कृ�ष और इससे
सम्बद्ध ग�त�व�धय� को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन देने के �लए इसम � अन्य उपाय� के साथ कपास उत्पादकता के �लए एक
पांच वष�य अ�भयान और उच्च पैदावार करने वाले बीज� पर राष्ट्रीय �मशन शा�मल ह�।

श्रीमती �नम�ला सीतारमण ने संशो�धत ब्याज योजना के अंतग�त �कसान के्र�डट� के माध्यम से �मलने वाले ऋण क� सीमा को
3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने क� घोषणा क�।

दूसरा इंजनः एमएसएमई

�वत्त मंत्री ने �वकास के �लए एमएसएमई को दूसरा श�क्तशाली इंजन बताया, क्य��क यह क्षेत्र हमारे �नया�त का 45 फ�सद�
है। एमएसएमई को व्यापक स्तर पर उच्चतर कुशलता, तकनीक� उन्नयन और पूंजी के �लए बेहतर पहु ंच प्राप्त करने म�
सहायता देने के �लए सभी एमएसएमई के वग�करण के �लए �नवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और दोगुना
बढ़ाया गया है। इसके अलावा गारंट� कवर के साथ ऋण उपलब्धता को बढ़ाने के �लए भी उपाय� क� घोषणा क� गई है।



�वत्त मंत्री ने अनुसू�चत जा�त और अनुसू�चत जनजा�त क� पहली बार क� उद्यमी पांच लाख म�हलाओं के �लए एक नई
योजना का शुभारंभ �कया। यह अगले 5 वष� के दौरान करोड़ रुपए तक के ऋण प्रदान करेगी।

तीसरा इंजनः �नवेश

�नवेश को वृ�द्ध का तीसरा इंजन बताते हुए �वत्त मंत्री ने लोग�, अथ�व्यव�ा और अ�भनव म � �नवेश को प्राथ�मकता द�।

लोग� म � �नवेश के अंतग�त, उन्ह�ने घोषणा क� �क अगले पांच वष� म � सरकारी �वद्यालय� म � 50,000 अटल �ट�क�र�ग
प्रयोगशालाए ं�ा�पत क� जाएगंी।

श्रीमती �नम�ला सीतारमण ने घोषणा क� �क भारतनेट प�रयोजना के अंतग�त ग्रामीण क्षेत्र� म� सभी सरकारी माध्य�मक
�वद्यालय� और प्राथ�मक स्वास्थ्य केन्द्र� को �ॉडब �ड कनेक्ट�वट� प्रदान क� जाएगी।

उन्ह�ने कहा �क भारतीय भाषा पुस्तक योजना को �वद्यालय� और उच्चतर �शक्षा के �लए भारतीय भाषाओं के �ड�जटल
स्वरूप को प्रदान करने के �लए काया��न्वत �कया जाएगा।

उन्ह�ने कहा �क ‘मेक फॉर इं�डया, मेक फॉर द� वड�’ �व�नमा�ण के �लए आवश्यक कौशल स ेहमार ेयुवाओं को युक्त करने के
�लए वै��क �वशेषज्ञता और साझेदारी के साथ पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केन्द्र� क� �ापना क� जाएगंी।

500 करोड़ रुपये के कुल प�रव्यय के साथ �शक्षा के �लए आ�ट��फ�शएल इंटेलीज�स म � एक उत्कृष्टता केन्द्र क� �ापना क�
जाएगी।

बजट म � घोषणा क� गई �क सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतग�त स्वास्थ्य देखभाल, �गग श्र�मक� के पहचान पत्र
बनाने के साथ-साथ ई-श्रम पोट�ल पर उनका र�जस्�ेशन कर�गी।

अथ�व्यव�ा म � �नवेश के अंतग�त श्रीमती सीतारमण ने कहा �क बु�नयाद� ढांचा-संबं�धत मंत्रालय साव�ज�नक-�नजी साझेदारी
मोड म � प�रयोजनाए ंके तीन वष� क� अव�ध के साथ काय� कर�गे।

उन्ह�ने कहा �क राज्य� के �लए पूंजीव्यय और सुधार� के �लए प्रोत्साहन देने के �लए 50 वष� तक के ब्याज मुक्त ऋण� के �लए
1.5 लाख करोड़ रुपये के प�रव्यय का प्रस्ताव �दया गया है।

उन्ह�ने नई प�रयोजनाओं म � 10 लाख करोड़ रुपये क� पूंजी का लाभ लेने के �लए दूसरी प�रसम्पत्ती मौ�द्रकरण योजना
2025-30 क� भी घोषणा क�।

‘जनभागीदारी’ के माध्यम से ग्रामीण पाइप के माध्यम से जलापू�त � के बु�नयाद� ढांचे क� गुणवत्ता, संचालन और मरम्मत पर
ध्यान देने के साथ वष� 2028 तक जल जीवन �मशन का �वस्तार �कया गया है।

सरकार ‘�वकास केन्द्र� के तौर पर शहर�, के रचनात्मक पुन��वकास और जल एवं स्वच्छता’ के �लए प्रस्ताव� को काया��न्वत
करने हेतु एक लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष का गठन कर�गी।

अ�भनव म � �नवेश के अंतग�त �नजी क्षेत्र परख अनुसंधान, �वकास और अ�भनव पहल को काया��न्वत करने के �लए 20,000
करोड़ रुपये के आवंटन क� घोषणा क� गई है।

केन्द्र�य �वत्त मंत्री ने शहरी योजना को लाभ देने हेतु बु�नयाद� भू-� ै�तक बु�नयाद� ढांचे के �वकास के �लए राष्ट्रीय भू-� ै�तक
अ�भयान का प्रस्ताव �दया।

बजट म � शैक्ष�णक सं�ान�, संग्रहालय�, प्रयोगशालाओं और �नजी संग्रहकता�ओं के साथ एक करोड़ से ज्यादा पांडु�ल�पय� के
सव �क्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के �लए ज्ञान भारतम् अ�भयान का प्रस्ताव �दया गया। ज्ञान साझेदारी के �लए भारतीय
ज्ञान व्यव�ा के एक राष्ट्रीय �ड�जटल कोष का भी प्रस्ताव �दया गया।

चौथा इंजनः �नया�त



श्रीमती सीतारमण ने �नया�त को �वकास का चौथा इंजन बताते हुए कहा �क क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्य� के साथ एक �नया�त
संवध�न �मशन का शुभारंभ �कया जाएगा, �जस ेवा�णज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और �वत्त मंत्रालय �ारा संयुक्त रूप
से चलाया जाएगा।

उन्ह�ने कहा �क अंतरा�ष्ट्रीय व्यापार के �लए एक �ड�जटल साव�ज�नक बु�नयाद� ढांचा, ‘भारत �ेडनेट (बीट�एन)’ का व्यापार
दस्तावेज़ीकरण और �वत्तपोषण समाधान� के �लए एक एक�कृत प्लेटफॉम� का प्रस्ताव �दया गया है।

�वत्त मंत्री ने उल्लेख �कया �क वै��क आपू�त � श्रृंखला के साथ अपनी अथ�व्यव�ा को जोड़े रखने के �लए घरेलू �व�नमा�ण
क्षमताओं के �वकास के �लए सहायता प्रदान क� जाएगंी। उन्ह�ने यह भी घोषणा क� �क सरकार उद्योग 4.0 से संबं�धत
अवसर� का लाभ उठाने के �लए घरेलू इलेक्�ॉ�नक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी। उभरते हुए दूसरी श्रेणी के
शहर� म � वै��क क्षमता केन्द्र� को प्रोत्साहन देने के �लए एक राष्ट्रीय प्रारूप का भी प्रस्ताव �दया गया है।

सरकार जल्द खराब होने वाले बागवानी उत्पाद स�हत एयरकाग� के �लए बु�नयाद� ढांचे और वेयरहाउ�स �ग के उन्नयन हेतु
सु�वधा प्रदान करेगी। 

ईंधन के रूप म � सुधार

इंजन के �लए ईंधन के तौर पर सुधार� को स्पष्ट करते हुए श्रीमती �नम�ला सीतारमण ने कहा �क �पछले दस वष� से ज्यादा
समय म � सरकार ने करदाताओं क� सु�वधा के �लए फेसलैस मूल्यांकन, करदाता चाट�र, त्व�रत �रटन�, लगभग 99 फ�सद�
�रटन� स्वयं मूल्यांकन के आधार पर और �ववाद से �व�ास योजना जैसे कई सुधार� को काया��न्वत �कया गया है। इन प्रयास�
को जारी रखते हुए उन्ह�ने कर �वभाग क� ‘�व�ास प्रथम जांच बाद म�’ वचनबद्धता को दोहराया।

�वत्तीय क्षेत्र सुधार और �वकास

‘कारोबार म � आसानी’ क� �दशा म � सरकार क� त्व�रत वचनबद्धता क� पु�ष्ट करते हुए केन्द्र�य �वत्त मंत्री ने अनुपालन म�
आसानी, सेवाओं के �वस्तार, मजबूत �नयामक प�रवेश को बनाने, अंतरा�ष्ट्रीय और घरेलू �नवेश को प्रोत्साहन देने और पुराने
कानूनी प्रावधान� के गैर-अपराधीकरण को आगे बढ़ाते हुए भारत म � सम्पूण� �वत्तीय क्षेत्र क� व्यापकता म� संरचनात्मक
बदलाव का प्रस्ताव �दया।

केन्द्र�य �वत्त मंत्री ने समूचे भारत म� प्री�मयम �नवेश करने वाली कम्प�नय� के �लए प्रत्यक्ष �वदेशी �नवेश क� सीमा को 74
फ�सद� से 100 फ�सद� तक बढ़ाने का प्रस्ताव �दया।

श्रीमती सीतारमण ने �सद्धांत� पर आधा�रत सरल �नयामक प्रारूप और उत्पादकता एवं रोजगार को बढ़ावा देने का भी
प्रस्ताव �दया, उन्ह�ने 21व� सद� के �लए आधु�नक, लचीले, लोग� के अनुकूल और �व�ास आधा�रत �नयामक प्रारूप को
�वक�सत करने के �लए �नम्न�ल�खत चार �वशेष उपाय� का प्रस्ताव �दयाः

i. �व�नयामक सुधार हेतु उ� चस् तरीय स�म�त

· सभी गैर-�वत् तीय क्षेत्र संबंधी �व�नयम�, प्रमाणन, लाइस�सऔर अनुम�तय� क� समीक्षा करने के �लए
�व�नयामक सुधार हेतु उ� चस् तरीय स�म�त

· खासतौर पर �नरीक्षण� और अनुपालन� के मामल� म� कारोबार म � आसानी को बढ़ावा देने के �लए �व�ास
आधा�रत आ�थ �क शासन को मजबूत बनाना और प�रवत�नकारी उपाय� को अपनाना

· एक वष� के भीतर अपनी �सफा�रश � प्रस् तुत करना

· राज् य� को भी इस प्रयास म � शा�मल होन ेके �लए प्रोत् सा�हत करना

 

 ii. राज्य� का �नवेश अनुकूल सूचकांक



· प्र�तस्पधा�त्मक सहकारी संघवाद क� भावना क� बढ़ावा देने के �लए राज्य� के �लए एक �नवेश अनुकूल
सूचकांक का शुभारंभ 2025 म � �कया जाएगा

 

iii. �वत्तीय ��रता और �वकास प�रषद (एफएसडीसी) के अंतग�त व्यव�ा

 

�वत्तीय ��रता और �वकास प�रषद के अंतग�त, वत�मान �वत्तीय �व�नयम� और सहायक अनुदेश� के प्रभाव का मूल् यांकन करने
के �लए एक तंत्र स् था�पत �कया जाएगा।
यह तंत्र जबावदेही बढ़ाने और �वत्तीय क्षेत्र के �वकास के �लए एक �ेमवक�  भी तैयार करेगा।

IV. जन �व� वास �बल 2.0

�व�भन् न कानून� म � 100 से अ�धक प्रावधान� को गैर-आपरा�धक बनाना।

राजकोषीय सुदृढ़�करण 

राजकोषीय सुदृढ़�करण के माग� पर बने रहने क� प्र�तबद्धता दोहराते हुए केन् द्र�य �वत्त मंत्री ने कहा �क राजकोषीय घाटे को
प्रत् येक वष� इस प्रकार से रखने का प्रयास �कया जाएगा �क केन् द्र�य सरकार का ऋण, जीडीपी के प्र�तशत के रूप म � �गरते
क्रम म � बना रहे। इसके साथ ही अगले 6 वष� के �लए रोडमैप का �वस् तृत ब् यौरा एफआरबीएम �ववरण म� �दया गया है।
श्रीमती सीतारमण ने कहा �क वष� 2024-25 के �लए राजकोषीय घाटे का संशो�धत अनुमान जीडीपी का 4.8 प्र�तशत है
जब�क बजट अनुमान 2025-26 म � राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्र�तशत रहने का अनुमान है।

संशो�धत अनुमान 2024-25

�वत्त मंत्री ने बताया �क उधा�रय� के अलावा कुल प्रा�प् तय� का संशो�धत अनुमान 31.47 लाख करोड़ रुपये है, �जसम � से
�नवल कर प्रा�प्तयां 25.57 लाख करोड़ रुपये है। उन् ह�न े ज् यादा जानकारी देते हुए बताया �क कुल � यय का संशो�धत
अनुमान 47.16 लाख करोड़ रुपये है, �जसम � से पूंजीगत � यय लगभग 10.18 लाख करोड़ रुपये है।

बजट अनुमान 2025-26



केन् द्र�य �वत्त मंत्री ने कहा �क वष� 2025-26 म�, उधा�रय� के अ�त�रक् त कुल प्रा�प्तयां और कुल � यय क्रमश: 34.96 लाख
करोड़ रुपये तथा 50.65 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। �नवल कर प्रा�प्तयां 28.37 लाख करोड़ रुपये रहने का
अनुमान है।

भाग ख

राष्ट्र �नमा�ण म � मध्यमवग� क� सराहनीय ऊजा� और क्षमता म � हमेशा �व�ास जताते हुए केन् द्र�य बजट 2025-26 म� नई कर
व्यव�ा के तहत कर दर संरचना को संशो�धत करने का प्रस्ताव �कया गया है। नई कर व्यव�ा के अंतग�त प्र�तवष� 12 लाख
रुपये तक क� आय अथा�त �व�शष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपये प्र�तमाह क� औसत आय पर कोई
आय कर देय नह� होगा। वेतनभोगी करदाताओं के �लए यह सीमा 75,000 रुपये क� मानक कटौती के कारण प्र�तवष�
12.75 लाख रुपये होगी। इन प्रस्ताव� के प�रणामस्वरूप नए कर संरचना के तहत सरकार को प्रत्यक्ष कर� म� लगभग 1
लाख करोड़ रुपये के राजस् व का प�रत्याग होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन् द्र मोद� के नेतृत् व म � सरकार ने लोग� क� जरूरत� को समझते हुए कई महत् वपूण� कदम उठाए ह�। प्रत् यक्ष
कर प्रस् ताव� म � मध् यम वग� पर ध् यान के�न्द्रत करते हुए � य�क्तगत आयकर म� सुधार, ट�डीएस/ट�सीएस को तक� संगत बनाना,
अनुपालन� के बोझ को कम करते हुए स् वै�च्छक अनुपालन� को प्रोत् सा�हत करना, � यवसाय करने क� सुगमता और �नवेश
और रोज़गार बढ़ाने के �लए कुछ प्रोत् साहन शा�मल ह �।

नई कर व्यव�ा म � �नम्नानुसार कर दर संरचना को संशो�धत करने का प्रस्ताव �कया गया है:

 

कुल वा�ष �क आय कर क� दर�

0-4 लाख रुपए शून्य

4-8 लाख रुपए 5 प्र�तशत

8-12 लाख रुपए 10 प्र�तशत

12-16 लाख रुपए 15 प्र�तशत

16-20 लाख रुपए 20 प्र�तशत

20-24 लाख रुपए 25 प्र�तशत

24 लाख रुपए से अ�धक 30 प्र�तशत

 

ट�डीएस/ट�सीएस क� दर� को यु�क्तसंगत बनान ेका प्रस्ताव करते हुए व�रष्ठ नाग�रक� के �लए ब् याज पर कर कटौती क� सीमा
50,000 रुपए से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस् ताव है। इसी प्रकार, �कराए पर ट�डीएस के �लए वा�ष �क सीमा
2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए प्रस् ता�वत है। अन् य कदम� म � अब धनप्रेषण� पर ट�सीएस क� सीमा को बढ़ाकर 10



लाख रुपये कर �दया गया है और उ� च ट�डीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर–पैन मामल� पर ही लागू ह�गे। �ववरणी
दा�खल करने क� �नयत तारीख तक ट�डीएस के भुगतान म� �वलंब को गैर-आपरा�धक कर �दया गया था अब ट�सीएस
प्रावधान� के �लए भी इसी छूट का प्रावधान करने का प्रस् ताव �कया गया है।

स् वै�च्छक अनुपालन को अद्यतन करने क� सु�वधा को लेकर लगभग 90 लाख करदाताओं ने अ�त�रक् त कर का भुगतान करते
हुए स् वै�च्छक रूप से अपनी आय संबंधी ब् यौर� को अद्यतन �कया। इस �वश् वास को आगे बढ़ाते हुए, अब �कसी भी कर-
�नधा�रण वष� के �लए अद्यतन �ववरणी दा�खल करने क� समय-सीमा को मौजूदा दो वष� से बढ़ाकर चार वष� करने का प्रस् ताव
�कया गया है। छोटे धमा�थ� न् यास�/संस् थाओं क� पंजीकरण अव�ध को बढ़ाकर 5 वष� से 10 वष� करके ऐसी संस् थाओं के
अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने का प्रस् ताव है। करदाताओं को स्वा�मत्व वाली सम् प�त्तय� के �लए �बना �कसी शत� के
ऐसी दो सम् प�त्तय� के वा�ष �क मूल् य के   लाभ क� अनुम�त प्रदान करने का प्रस् ताव �कया गया है। �पछले बजट म� प्रस् तुत क�
गई �ववाद से �वश् वास योजना को शानदार प्र�त�क्रया �मली है और इसके �ारा लगभग 33,000 करदाताओं ने इस योजना
का लाभ उठाते हुए अपने �ववाद� का �नपटारा �कया है। व�र� ठ और अ�त व�र� ठ नाग�रक� को लाभ देते हुए 29 अगस् त,
2024 को या उसके पश् चात् रा� ��य बचत योजना (एनएसएस) से �कए गए आहरण पर छूट प्रदान करने का प्रस् ताव है।
एनपीएस वात् सलय खात� के �लए भी ऐसी ही � यवस् था का प्रस् ताव है।

व्यवसाय करने क� सुगमता के तहत, अंतरण मूल् य क� प्र�क्रया को कारगर बनाने हेत ुतीन वष� क� ब् लॉक अव�ध के �लए
अंतररा� ��य लेन-देन के मामल� म � आम्स� लेन्थ मूल् य �नधा�रण करने के �लए एक योजना शुरू करने का प्रस् ताव है। यह योजना
सव�त्तम वै��क पद्ध�तय� के अनुरूप होगी। अंतररा� ��य कराधान म � �ववाद� को कम करने और �न��तता को बनाए रखने
क� दृ�ष्ट से सेफ हाब�र �नयम� के दायरे का �वस् तार �कया जा रहा है।

रोजगार और �नवेश को बढ़ावा देने हेतु उन अ�नवा�सय� के �लए प्रक�ल्पत कराधान � यवस् था का प्रस् ताव �कया गया है, जो
ऐसी �नवासी कम् पनी को सेवाए ंप्रदान करते ह �, जो इलेक् �ॉ�नक �व�नमा�ण सु�वधा स् था�पत या संचा�लत कर रही है। देश म�
अन्तद�शीय जल प�रवहन को बढ़ावा देने के �लए मौजूदा टन भार कर स्क�म के लाभ� के अंतग�त पंजीकृत अन्तद�शीय
जलयान� के �लए �वस्ता�रत करने का प्रस्ताव �कया गया है। भारतीय स्टाट�-अप इको-�सस्टम म� 5 वष� तक �नगमन क�
अव�ध का �वस्तार करने का प्रस्ताव �कया गया है। अवसंरचना क्षेत्र म � �नवेश को प्रोत् सा�हत करने के �लए बजट म� सॉवरेन
धन �न�धय� और प �शन �न�धय� �ारा अवसंरचना क्षेत्र म� �वत्तपोषण को बढ़ावा देने के �लए �नवेश करने क� तारीख को 5 वष�
बढ़ाकर 31, माच�, 2030 तक करने का प्रस्ताव �कया गया है।

औद्यो�गक वस्तुओं के �लए सीमा-शुल्क टै�रफ संरचना को यु�क्तसंगत बनाने के �लए बजट म � : (i) सात टै�रफ दर� को हटाने,
(ii) प्रभावी शुल्क दा�यत् व बनाए रखने के �लए कुछ मद� प्रभावी शुल्क दा�यत् व बनाए रखने के �लए कुछ मद� को छोड़कर,
और (iii) एक से अ�धक उपकर अथवा अ�धभार नह� लगाने का प्रस्ताव है।

आया�तत दवाईय� पर छूट देते हुए क� सर, दुल�भ बीमा�रय� और संचारी बीमा�रय� और 36 जीवन रक्षक दवाओं को बे�सक
कस् टम � ूट� (बीसीडी) से पूरी तरह छूट दे द� गई है। पेट�ट अ�सस् ट�ट प्रोग्राम के अंतग�त 13 नई दवाओं स�हत 37 दवाईय�
को भी बे�सक कस् टम � ूट� से मुक् त कर �दया गया है, अगर ये दवाए ंमरीज को मुफ्त द� जाती है।

घरेलू �व�नमा�ण और मूल् य संवध�न, 25 �वशेष ख�नज� �जनक� घरेल ूउपलब् धता नह� है उन् ह� भी सहायता देने के �लए जुलाई,
2025 से बीसीडी से मुक् त कर �दया गया है। 2025-26 के बजट म � कोबाल् ट पाउडर और उसके कबाड़, ली�थयम आयरन
बै�� के कबाड़, लैट, �ज �क और 12 अन् य मु� य ख�नज� को भी छूट द� गई है। घरेलू कपड़ा उत् पादन को बढ़ावा देने के �लए
कपड़ा मशीनरी म � दो अन् य शटल लैस लूम् स को भी छूट द� गई है। बजट म � आगे कहा गया है �क बुने हुए कपड़े जो 10
प्र�तशत से 20 प्र�तशत, �जन् ह� 20 प्र�तशत कर �दया गया ह ैया 115 �कलोग्राम से जो ज् यादा है, जो 09 टै�रफ लाइन् स को
कवर करती है, उनके बीसीडी म � भी संशोधन �कया गया है।

प्र�तलोम शुल्क संरचना को ठ�क करने और मेक इन इं�डया को बढ़ावा देने के �लए इंटरे�क्टव फ्लेट पैनल �डस् पले
(आईएफपीडी) को 20 प्र�तशत बढ़ाया गया ह ैऔर ओपन सैल् स को 5 प्र�तशत कम �कया गया है। ओपन सैल् स के उत् पादन
को बढ़ावा देने के �लए ओपन स् ट�डस को बीसीडी के �हस् से के रूप म � छूट द� गई है।



देश म � ली �थयम आयन बै�� के �नमा�ण को बढावा देने के �लए, ईवी बै�� �नमा�ण के �लए 35 अ�त�रक् त पूंजीगत वस् तुओं और
मोबाइल फोन क� बै�� के �नमा�ण के �लए 28 अ�त�रक् त पूंजीगत वस् तुओं को भी पूंजीगत वस् तुओं को द� जाने वाली छूट क�
सूची म � जोड़ा गया है।

केन् द्र�य बजट 2025-26 म � क� चे माल, कलपुज�, जहाज के �नमा�ण म � आने वाले सामान और दोबारा  उपयोग म� आने वाले
सामान पर अगले 10 वष� के �लए बीसीडी क� छूट भी जारी रहेगी।

****
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